
Regarding establishment of courts for dealing with specialized subjects-laid

श्री पी. पी. चौधरी (पाली):                  हमारा देश वि�श्व में अब सबसे बड़ी जनसंख्या �ाला देश बन चुका है । हमारे देश की
                  न्यायपालिलकाओं में स्�ाभावि�क है विक करोड़ों की संख्या में मामले होंगे और रोज लाखों मामले आएगंे भी ।

       �र्त.मान में कुल लंविबर्त प्रकरणों की संख्या 4  करोड़ 50           लाख है । जहाँ न्यायालयों में न के�ल मुकदमों की संख्या
    बढ़ रही है बल्कि4क नए-        नए प्रकार के मुकदमे भी आ रहे       हैं । आर्थि78क अपराधों के सा7-  सा7 "  साइबर क्राइम", 

                   मविहला अपराधों र्त7ा वि�शेष वि�षय प्रकरणों की संख्या भी लगार्तार बढ़ रही है । वि�षय वि�शेषज्ञर्ता के अभा� में न
    के�ल केस लंविबर्त रहर्ता है,            �हीं गुण�त्ता पू�.क फैसले भी नहीं आ पार्ते हैं । आज लिचविकत्सा,   अभिभयांत्रीकी आदिद

                     सभी के्षत्रों में वि�षय वि�शेषज्ञ मौजूद हैं । लेविकन हमारे कानून व्य�स्था में ऐसी स्थिस्थविर्त नहीं है । यदिद मेविJकल से
                 सम्बन्धिMर्त प्रकरण कोर्ट. में जार्ता है र्तो जज � �कील दोनों को ही बहुर्त अध्ययन करना पड़र्ता है,   जिजसमें समय �

                     गुण�त्ता दोनों पर असर पड़र्ता है । अर्तः मेरा माननीय कानून मंत्री जी से अनुरोध है विक अन्य वि�शेष प्रकार के
         अपराधों � प्रकरणों की सुन�ाई के लिलए वि�षय वि�शेष कोर्टT,         वि�शेषज्ञ सरकारी �कील � वि�शेषज्ञ कोर्ट. स्र्टाफ की

  भरर्ती की जाए,                र्ताविक न के�ल प्रकरणों का ज4दी फैसला हो बल्कि4क गुण�त्ता पू�.क न्याय मिमलना आसान हो पाए
।


